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प्रस्तावना

16 जनू 2026 की रात्रि को एसोसिएशन फॉर प्रोटक््शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर), राजस््थथान को सचूना 
प्राप्त हुई कि बाड़मरे जिले के सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें स््थथित अनेक मस््जजिदोों, मदरसोों, ईदगाहोों, दरगाहोों एवं अन््य धार््ममिक 
स््थलोों को स््थथानीय प्रशासन द्वारा बेदखली एवं अतिक्रमण संबंधी नोटिस जारी किए गए हैैं। इन नोटिसोों मेें संबंधित 
धार््ममिक स््थलोों को गोचर भमूि, सरकारी भमूि, खातदारी भमूि अथवा अन््य श्रेणी की भमूि पर कथित अतिक्रमण 
बतात हुए अत््ययंत अल््प अवधि मेें स््वय अथवा अधिवक्ता के माध््यम से उपस््थथित होकर कारण बताने अथवा भमूि 
ख़ाली करने के निर्देश दिए गए थ। अनेक मामलोों मेें नोटिसोों पर परू््व तिथि अकंित होने के बावजदू उनकी वास््तविक 
तामील अतंिम समय मेें हुई, जिससे प्रभावित पक्षषों को अपना पक्ष प्रस््ततुत करने तथा विधिक सहायता प्राप्त करने का 
पर््ययाप्त अवसर नहीीं मिल सका।

मामले की गंभीरता को दखेते हुए एपीसीआर राजस््थथान ने तत््ककाल अपने प्रदशेाध््यक्ष एवं राष्ट्रीय नेततृ््व को अवगत 
कराया और उपलब््ध सचूनाओ ंका प्राथमिक सत््ययापन प्रारम््भ किया। इसके पश्चात ्घटनाओ ंके तथ््ययात््मक, विधिक 
एवं मानवीय पक्षषों के सम््यक् परीक्षण हते ुएक फैक््ट-फाइडंिंग प्रतिनिधिमडंल का गठन किया गया, जिसने बाड़मरे, 
जैसलमरे तथा संबंधित क्षेत्ररों का दौरा कर घटनास््थलोों का निरीक्षण किया और उपलब््ध तथ््योों का संकलन किया।

प्रतिनिधिमडंल ने प्रभावित नागरिकोों, मस््जजिद एवं मदरसा प्रबंधन समितियोों, स््थथानीय जनप्रतिनिधियोों, अधिवक्ताओ,ं 
सामाजिक कार््यकर््तताओ ंतथा अन््य संबंधित व््यक्तियोों से विस््ततृत बातचीत की। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी नोटिसोों, 
राजस््व अभिलेखोों, उपलब््ध दस््ततावेज़ों, प्रकरणवार विवरणोों तथा अन््य सार््वजनिक अभिलेखोों का अध््ययन किया 
गया। जहाँ संभव हुआ, प्रशासनिक पक्ष एवं सार््वजनिक रूप से उपलब््ध सरकारी वक्तव््योों का भी परीक्षण किया गया, 
ताकि रिपोर््ट संतलुित, तथ््यपरक एवं निष््पक्ष आधार पर तयार की जा सके।

जाँच के दौरान यह भी स््पष्ट हुआ कि यह मामला केवल कुछ पथृक धार््ममिक स््थलोों तक सीमित नहीीं ह,ै बल््ककि 
सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें बड़़ी संख््यया मेें मस््जजिदोों, मदरसोों, ईदगाहोों, दरगाहोों एवं अन््य धार््ममिक परिसरोों के विरुद्ध चल रही 
व््ययापक प्रशासनिक कार््रवाई से संबंधित ह।ै प्रतिनिधिमडंल को प्राप्त अभिलेखोों के अनसुार अनेक धार््ममिक स््थलोों 
को राजस््थथान भ-ूराजस््व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अतंर््गत नोटिस जारी किए गए, कुछ धार््ममिक स््थलोों को 
नोटिस धारा 90A तथा राजस््थथान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (3) के अतंर््गत भी दिए गए हैैं। वहीीं 
जैसलमरे जिले मेें राजस््थथान उपनिवेशन अधिनियम 1954 तथा राजस््थथान भ-ूराजस््व (अतिक्रमियोों के निष््ककासन) 
अधिनियम 1975 के अतंर््गत नोटिस दिए गए। अधिकांश नोटिसोों मेें उत्तर प्रस््ततुत करने के लिए एक से तीन दिन 
तक का वास््तविक समय निर््धधारित किया गया था। कई मामलोों मेें ध््वस््ततीकरण अथवा बेदखली की कार््रवाई की 
भी सचूना प्राप्त हुई। यह भी ज्ञात हुआ कि यह कार््रवाई केवल बाड़मरे ही नहीीं बल््ककि राजस््थथान मेें अतंर््रराष्ट्रीय सीमा 
पर स््थथित सभी जिलोों मेें प्रस््ततावित ह।ै इन परिस््थथितियोों ने प्राकृतिक न््ययाय के सिद््धाांतोों, विधिसम््मत प्रक्रिया (Due 
Process), धार््ममिक स््वतत्रता तथा प्रशासनिक निष््पक्षता के संबंध मेें गंभीर प्रश्न उत््पन््न किए हैैं।
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यह रिपोर््ट किसी न््ययायिक अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश््य से नहीीं, बल््ककि उपलब््ध तथ््योों, 
दस््ततावेज़ों तथा लाग ू संवैधानिक एवं विध िक प्रावधानोों के आलोक मेें घटनाक्रम का  वस््ततुनिष्ठ एवं प्रा माणिक 
विश्लेषण प्रस््ततुत करने के उद्देश््य से तयार की गई ह।ै रिपोर््ट भारतीय संविधान मेें निहित विध ि के शासन (Rule 
of Law), प्राकृतिक न््ययाय के सिद््धाांतोों, समानता के अधिकार (अनचु््छछेद 14), जीवन एवं न््ययायोचित प्रक्रिया के 
अधिकार (अनचु््छछेद 21) तथा धर््म की स््वतत्रता (अनचु््छछेद 25 एवं 26) जैसे मलूभतू संवैधानिक मलू््योों के प्रति परू््ण 
प्रतिबद्धता के साथ तयार की गई ह।ै

एपीसीआर एक मानवाधिकार संगठन के रूप मेें नागरिक एवं संवैधानिक अधिकारोों की रक्षा, विधिसम््मत प्रशासनिक 
प्रक्रिया, न््ययाय तक समान पहुचँ तथा विधि के निष््पक्ष शासन के सिद््धाांतोों के प्रति प्रतिबद्ध ह।ै इसी दायित््व के निर््वहन 
के अतंर््गत यह फैक््ट-फाइडंिंग रिपोर््ट तयार की गई ह,ै ताकि घटनाओ ंका प्रामाणिक दस््ततावेज़ीकरण हो सके, तथ््योों 
को सार््वजनिक विमर््श का हिस््ससा बनाया जा सके तथा संबंधित संवैधानिक संस््थथाओ,ं न््ययायालयोों, प्रशासन, नीति-
निर््ममाताओ ंऔर नागरिक समाज के समक्ष एक विश्वसनीय तथ््ययात््मक आधार उपलब््ध कराया जा सके।

प्रतिनिधिमडंल आशा करता ह ैकि इस रिपोर््ट मेें प्रस््ततुत तथ््य, विश्लेषण एवं अनशुसंाए ँराज््य सरकार, प्रशासनिक 
अधिकारियोों, मानवाधिकार एवं अल््पसंख््यक संस््थथाओ,ं न््ययायपालिका, विध ि वि शषेज्ञञों, जनप्रतिनिधियोों तथा 
नागरिक समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होोंगी तथा भविष््य मेें किसी भी प्रशासनिक कार््रवाई को अधिक पारदर्शी, 
न््ययायसंगत, उत्तरदायी और संविधानसम््मत बनाने मेें सहायक होोंगी। साथ ही यह रिपोर््ट इस बात पर भी बल दतेी ह ै
कि राष्ट्रीय सरुक्षा, भमूि प्रबंधन और विधि-प्रवर््तन जैसे राज््य के वैध उद्देश््योों की परू््तति भी संविधान, न््ययायालयोों द्वारा 
निर््धधारित प्रक्रिया तथा सभी नागरिकोों के मौलिक अधिकारोों के परू््ण सम््ममान के साथ ही की जानी चाहिए।
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फैक्ट-फाइंडिंग 
प्रतिनिधिमण्डल

19 जनू 2026 को एपीसीआर राजस््थथान का एक प्रतिनिधिमण््डल तथ््य-संग्रह 
हते ु जयपरु से रवाना  हुआ। प्रतिनिधिमण््डल मे ें प्रदशे महासचिव मज़ुम््ममिल 
इस््ललाम रिज़वी, प्रदशे कार््यकारिणी सदस््य ड ॉ. महुम््मद इक़बाल सि द्दीक़ी, 
मोसफ़ू अहमद, एपीसीआर वॉलन््टटियर आसिफ़ क़ुरेशी, मास््टर ज़ाकिर हुसैन, 
एडवोकेट अरविन््द शामिल। प्रतिनिधिमण््डल ने जोधपरु, बाड़मरे और जैसलमरे 
मेें प्रभावित पक्षषों, अधिवक्ताओ,ं जनप्रतिनिधियोों तथा  स््थथानीय नागरिकोों से 
मलुाक़ात कर तथ््य संकलित किए।
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जोधपरु मेें प्राप्त तथ्य

19 जनू 2026 को प्रतिनिधिमण््डल ने जोधपरु मे ें एडवोकेट  उस््ममान गनी तथा  परू््व  महाधिवक्ता 
एडवोकेट मसंरू अहमद सिद्दीक़ी से मलुाक़ात की। इसी दौरान बाड़मरे जिले की चौहटन तहसील से 
आए हुए अनेक लोगोों से जोधपरु उच््च न््ययायालय परिसर मेें बातचीत हुई।

प्रभावित व््यक्तियोों ने बताया कि:

	  अनेक मस््जजिदोों को प्राप्त नोटिसोों पर जारी करने की तिथि 11 जनू 2026 अकंित थी।

	  किन््ततु अधिकांश नोटिस वास््तविक रूप से 17 जनू 2026 की शाम को, कुछ दस््तती और 
अधिकांश व््हहाटस एप, तथा दीवारोों पर चस््पपााँ कर के तामील किए गए।

	  कई मामलोों मेें 18 जनू 2026 को ही जवाब प्रस््ततुत करने की अतंिम तिथि निर््धधारित कर दी गई।

	  प्रभावित लोग निर््धधारित तिथि  पर उत्तर प्रस््ततुत करने हते ुसंबंधित अधिकारियोों के कार््ययालय 
पहुचं,े किन््ततु अधिकारियोों ने उनसे भेेंट नहीीं की।

	  कई मामलोों मेें लिखित जवाब भी स््ववीकार नहीीं किए गए।

यदि यह तथ््य सही हैैं, तो यह प्राकृतिक न््ययाय के सिद््धाांतोों के अनरुूप सनुवाई का अवसर प्रदान किए 
जाने के दावे पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़़ा करता ह।ै
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बाड़मेर एवं जैसेलमेर मेें तथ्य-संग्रह

20 जनू 2026 को प्रतिनिधिमण््डल बाड़मरे पहुचंा। जिला न््ययायालय परिसर मेें अधिवक्ता कमाल खान के कार््ययालय 
मेें स््थथानीय जनप्रतिनिधियोों एवं सामाजिक कार््यकर््तताओ ंसे विस््ततृत चर््चचा की गई। इनमेें डॉ. नरू मोहम््मद, परू््व विधायक 
अमीन खान के पतु्र शरे मोहम््मद तथा गडरारोड के सरपंच मोहम््मद अली सहित अन््य स््थथानीय व््यक्ति शामिल थ। 
जैसलमरे मेें भी स््थथानीय नागरिकोों से बात कर तथ््य जटुाए गए। 

प्राप्त जानकारी के अनसुार:

	  बाड़मरे एवं जैसलमरे के सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें 50 से अधिक मस््जजिदोों, मदरसोों, ईदगाहोों एवं मज़़ारोों को नोटिस जारी 
किए जा चकेु हैैं।

	  18 जनू से 21 जनू 2026 के बीच कम-से-कम 6 मस््जजिदोों के ध््वस््ततीकरण अथवा हटाए जाने की सचूना प्राप्त हुई।

	  अधिकांश मामलोों मेें नोटिसोों की वास््तविक तामील और जवाब दाखिल करने की अतंिम तिथि के बीच अत््ययंत 
कम समय था।

	  प्रशासन द्वारा नोटिसोों मेें सनुवाई का अवसर दनेे का उल््ललेख किया गया, किन््ततु प्रभावित पक्षषों का आरोप ह ैकि 
व््यवहार मेें उन््हेें प्रभावी सनुवाई का अवसर नहीीं दिया गया।

1.	 बीकानेर से प्राप्त जानकारी

	  प्रतिनिधिमण््डल ने बीकानेर जिले के खाजवूाला क्षेत्र के स््थथानीय स्रोतोों से फोन पर जानकारी प्राप्त की। उनके 
अनसुार बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें भी मस््जजिदोों, मज़़ारोों एवं मदरसोों के विरुद्ध प्रशासनिक कार््रवाई की गई 
ह।ै प्राप्त जानकारी के अनसुार पगुल तहसील के बांडका गाँव तथा रावला क्षेत्र की एक मस््जजिद को शहीद किया 
गया, जबकि पहलवान का बेड़़ा, आडूरी गाँव तथा खाजवूाला–300 आर.डी. मार््ग पर स््थथित कुछ मज़़ारोों को भी 
ध््वस््त किए जाने की सचूना मिली। एक छोटे मदरसे/मकतब को भी नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई।

	  स््थथानीय स्रोतोों ने यह भी कहा कि कुछ मामलोों मेें प्रभावित पक्षषों को पर््ययाप्त परू््व सचूना या सनुवाई का अवसर 
दिए बिना प्रातःकाल भारी पलुिस बल की उपस््थथिति मेें कार््रवाई की गई। 

	  इन तथ््योों का स््वतत्र सत््ययापन नहीीं किया जा सका, तथापि बीकानेर से प्राप्त सचूनाए ँबाड़मरे एवं जैसलमरे मेें 
प्राप्त शिकायतोों के समान प्रकृति की हैैं और यह संकेत दतेी हैैं कि सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें मसु््ललिम धार््ममिक स््थलोों के 
संबंध मेें अपनाई गई प्रशासनिक प्रक्रिया की व््ययापक एवं निष््पक्ष जाँच अपेक्षित ह।ै
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2.	 नोटिसोों का परीक्षण

प्रतिनिधिमण््डल को प्राप्त नोटिसोों की प्रतियोों के अध््ययन से निम््न तथ््य सामने आए:

	  नोटिस राजस््थथान भ-ूराजस््व अधिनियम, 1956 की धारा 91 तथा 90A के अतंर््गत नोटिस जारी किए गए हैैं, 
कुछ धार््ममिक स््थलोों को नोटिस राजस््थथान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (3) के अतंर््गत भी दिए गए 
हैैं। वहीीं जैसलमरे जिले मेें राजस््थथान उपनिवेशन अधिनियम 1954 तथा राजस््थथान भ-ूराजस््व (अतिक्रमियोों के 
निष््ककासन) अधिनियम 1975 के अतंर््गत नोटिस दिए गए।

	  अधिकांश नोटिसोों पर जारी करने की तिथि 11 जनू 2026 अकंित ह ैलेकिन प्रभावित पक्षषों के अनसुार नोटिस 
वास््तविक रूप से 17 जनू 2026 की शाम को तामील किए गए।

	  नोटिसोों मेें 18 जनू 2026 को प्रातः 10 बजे उपस््थथित होकर कारण बताने का निर्देश दिया गया था।

	  इस प्रकार नोटिस प्राप्त होने और सनुवाई के बीच का समय अत््ययंत अल््प था, जिससे प्रभावित पक्षषों को दस््ततावेज़ 
एकत्र करने, क़ाननूी सलाह लेने और प्रभावी उत्तर तयार करने का पर््ययाप्त अवसर नहीीं मिला।

	  नोटिसोों मेें कथित अतिक्रमण हटाने के अतिरिक्त आर््थथिक दडं तथा अन््य दडंात््मक प्रावधानोों का भी उल््ललेख 
किया गया ह।ै

	  प्रभावित पक्षषों का आरोप ह ैकि जब वे निर््धधारित तिथि पर उत्तर प्रस््ततुत करने पहुचँ ेतो कई मामलोों मेें न तो उनकी 
सनुवाई की गई और न ही उनके लिखित उत्तर स््ववीकार किए गए।

	  प्रतिनिधिमण््डल द्वारा परीक्षण किए गए नोटिसोों से स््पष्ट ह ैकि बाड़मरे मेें अधिकांश नोटिस राजस््थथान भ-ूराजस््व 
अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अतंर््गत तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गड़रारोड़ द्वारा जारी किए गए थ।

	  विभिन््न नोटिसोों मेें आरोप लगाया गया कि संबंधित मस््जजिदेें अथवा मदरसे गोचर भमूि अथवा अन््य राजस््व भमूि 
पर कथित अतिक्रमण हैैं, किन््ततु नोटिसोों के साथ ऐसा कोई पथृक दस््ततावेज़, नक््शशा अथवा राजस््व अभिलेख 
उपलब््ध नहीीं कराया गया जिससे आरोप का तत््ककाल परीक्षण किया जा सके।

	  नोटिसोों मेें एक ओर संबंधित पक्ष को कारण बताने के लिए कहा गया ह,ै वहीीं दसूरी ओर उसी तिथि तक भमूि 
ख़ाली करने का निर्देश भी दिया गया ह।ै इससे यह आभास होता ह ैकि निर््णय परू््वनिर््धधारित था और सनुवाई की 
प्रक्रिया औपचारिकता बनकर रह गई।

	  अधिकांश नोटिसोों मेें यह भी उल््ललेख ह ैकि अनपुस््थथिति की स््थथिति मेें एकपक्षीय (ex parte) निर््णय कर दिया 
जाएगा तथा आर््थथिक दण््ड एवं कारावास जैसी दण््डडात््मक कार््यवाही का भी उल््ललेख किया गया ह।ै

	  प्रतिनिधिमण््डल को प्राप्त प्रकरणवार अभिलेखोों से यह भी स््पष्ट होता ह ैकि विभि न््न मस््जजिदोों की भमूि की 
राजस््व स््थथिति अलग-अलग ह।ै कुछ मामलोों मेें “खातदारी”, कुछ मेें “गोचर”, कुछ मेें “आवंटन” तथा कुछ 
मेें अन््य श्रेणियोों का उल््ललेख किया गया ह।ै अतः सभी मामलोों को एक समान मानकर कार््रवाई करना विधिक 
दृष्टि से उचित प्रतीत नहीीं होता।
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इन परिस््थथितियोों मेें प्राकृतिक न््ययाय (Principles of Natural Justice) के अतंर््गत “सनुवाई का उचित अवसर” 
(Reasonable Opportunity of Hearing) प्रदान किए जाने के प्रश्न पर गंभीर संदहे उत््पन््न होता ह।ै

3.	  दस््ततावेज़़ी अभिलेखोों का परीक्षण

फैक््ट-फाइडंिंग प्रतिनिधिमण््डल को प्रभावित क्षेत्ररों के संबंध मेें एक विस््ततृत प्रकरणवार सचूी (Case Register) प्राप्त 
हुई, जिसमेें बाड़मरे एवं जैसलमरे जिलोों के मस््जजिदोों एवं अन््य धार््ममिक स््थलोों के विरुद्ध जारी नोटिसोों का विवरण 
संकलित ह।ै इस सचूी मेें प्रत््ययेक प्रकरण के संबंध मेें नोटिस संख््यया, नोटिस की तिथि, वास््तविक तामील की तिथि, 
तहसील, खसरा संख््यया, भमूि की प्रकृति, उपलब््ध राजस््व अभिलेख तथा वर््तमान स््थथिति का विवरण उपलब््ध ह।ै 
कुछ मस््जजिदोों की प्रकरण संख््यया और ख़सरा नं. ज्ञात नहीीं हो सके। अधिकांश नोटिसोों मेें जारी करने की तारीख़ 
11 जनू अकंित ह,ै जबकि प्रभावितोों को य 17 जनू की शाम को प्राप्त हुए तथा परिसर ख़ाली करने या कार््ययालय मेें 
उपस््थथित होने की तारीख़ 18 जनू थी। 
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प्रशासनिक पक्ष

समाचार रिपोर्टटों तथा प्रशासनिक अधिकारियोों के सार््वजनिक वक्तव््योों के अनसुार:

	  यह कार््रवाई सीमा सरुक्षा तथा भमूि प्रबंधन से संबंधित “अतिक्रमण हटाओ अभियान” का 
हिस््ससा ह।ै

	  भारत-पाकिस््ततान अतंरराष्ट्रीय सीमा से 50 कि लोमीटर के भीतर स््थथित अवैध निर््ममाणो ों की 
पहचान कर उन््हेें हटाने की प्रक्रिया चलाई जा रही ह।ै

	  प्रशासन का दावा ह ैकि कार््रवाई किसी धर््म विशषे के विरुद्ध नहीीं ह।ै

	  प्रशासन का यह भी कहना ह ैकि जिन संरचनाओ ंपर कार््रवाई हुई, उनके भमूि संबंधी अभिलेख 
अथवा आवश््यक स््ववीकृतिया उपलब््ध नहीीं थीीं अथवा संतोषजनक नहीीं पाई गई।ं

	  अधिकारियोों ने यह भी दावा किया ह ैकि अभियान केवल मसु््ललिम धार््ममिक स््थलोों तक सीमित 
नहीीं ह ैतथा अन््य प्रकार के अतिक्रमणोों पर भी कार््रवाई की जा रही ह।ै
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स्थानीय समदुाय की चिंताएँ

प्रतिनिधिमण््डल को स््थथानीय लोगोों द्वारा निम््न प्रमखु चितंाए ँबताई गई:ं

(क) नोटिस प्रक्रिया पर आपत्ति

स््थथानीय लोगोों का आरोप ह ैकि नोटिसोों पर परुानी तिथिया अकंित थीीं जबकि वास््तविक रूप से उन््हेें अतंिम समय 
मेें वितरित किया गया। इससे क़ाननूी सहायता प्राप्त करने, अभिलेख एकत्र करने तथा उत्तर प्रस््ततुत करने का पर््ययाप्त 
अवसर नहीीं मिल सका।

(ख) चयनात््मक कार््रवाई का आरोप

स््थथानीय नागरिकोों एवं जनप्रतिनिधियोों का कहना ह ैकि अतंरराष्ट्रीय सीमा से 50 कि लोमीटर के दायरे मेें अन््य 
समदुायोों के धार््ममिक स््थल भी स््थथित हैैं, किन््ततु अब तक की कार््रवाई मखु््यतः मस््जजिदोों, मदरसोों, ईदगाहोों और मज़़ारोों 
पर केें द्रित दिखाई दतेी ह।ै इस आरोप की स््वतत्र जांच आवश््यक ह।ै

(ग) भय और असरुक्षा का वातावरण

प्रतिनिधिमण््डल ने पाया कि प्रभावित क्षेत्ररों मेें मसु््ललिम समदुाय के बीच व््ययापक चितंा और भय का वातावरण ह।ै 
लोगोों को आशकंा ह ैकि बिना पर््ययाप्त सनुवाई के अन््य धार््ममिक स््थलोों पर भी कार््रवाई की जा सकती ह।ै

(घ) धार््ममिक भावनाओ ंपर प्रतिकूल प्रभाव

स््थथानीय नागरिकोों ने प्रतिनिधिमण््डल को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें स््थथित अनेक मस््जजिदेें एवं धार््ममिक स््थल 
दशकोों से स््थथानीय आबादी द्वारा उपयोग मेें रह ेहैैं। इनके संबंध मेें अचानक और त््वरित प्रशासनिक कार््रवाई ने 
समदुाय मेें गहरी धार््ममिक पीड़़ा, असरुक्षा तथा प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना उत््पन््न की ह।ै
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अब तक शहीद की गई मस्जिदेें तथा 
नोटिस प्राप्त धार््ममिक स्थल

प्रतिनिधिमण््डल को प्राप्त जानकारी के अनसुार 18 जनू 2026 से 21 जनू 2026 के बीच निम््न मस््जजिदोों को प्रशासनिक कार््रवाई 
के दौरान ध््वस््त (शहीद) किए जाने की सचूना प्राप्त हुई:

अब तक शहीद मस्जिदेें
क्र. सं

प्रकरण 
सखं््यया स््थथान/मस््जजिद तहसील ज़िला नोटिस 

दिनांक
तामील 
दिनांक खसरा नंबर स््थथिति दस््ततावेज़ वर््तमान स््थथिति

1 14 मस््जजिद जामगढ़ चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 122 खातदारी जमाबंदी शहीद-18/06/2026

2 13/4/2025 मस््जजिद मालाणा गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 1898/1894 गोचर - शहीद-18/06/2026

3 1315/2025 मस््जजिद केरकोरी गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 1178 गैर ममुकिन गोचर - शहीद-18/06/2026

4 671/2025 केलन का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 46 गैर ममुकिन गोचर - शहीद-18/06/2026

5 44 मस््जजिद सियाई रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 229/137 गैर ममुकिन आबादी - शहीद-18/06/2026

6 मस््जजिद दवेपरुा सेड़वा बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 - - शहीद-18/06/2026

7 123/25 मस््जजिद मालासर नाचना-1 जैसलमरे 26/11/2025 --/06/2026 225 आबादी - शहीद- 20/06/2026

बाड़मेर मेें नोटिस प्राप्त धार््ममिक स्थल
क्र. सं

प्रकरण 
सखं््यया स््थथान/मस््जजिद तहसील ज़िला नोटिस दिनांक तामील दिनांक खसरा नंबर स््थथिति दस््ततावेज़ वर््तमान स््थथिति

1 13 मस््जजिद भभतेू की ढाणी चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 258/12 खातदारी जमाबंदी नोटिस

2 12 मस््जजिद भभतेू की ढाणी चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 2 खातदारी जमाबंदी नोटिस

3 11 मस््जजिद भभतेू की ढाणी चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 301/44 खातदारी जमाबंदी नोटिस

5 1 मस््जजिद सादलु की गफन चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 खातदारी जमाबंदी नोटिस

6 15 मस््जजिद नागोदर की बस््तती  चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 668/127 खातदारी जमाबंदी नोटिस

7 मस््जजिद तमाची की गफन चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 खातदारी/हिबा जमाबंदी नोटिस

9 जामा मस््जजिद रिखियानी गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 - नोटिस

10 मस््जजिद बालाकर, केरकोरी गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 गोचर - नोटिस

11 मस््जजिद कन््टटाल का पार गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 00/01/1900 - नोटिस

12 668/2025 चाण््डडियोों का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 302/204 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

13
आम व ्खास नागरिक रमज़ान 

की गफन 
चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 781/346 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

14 जामगढ़ चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 431/115 बा.सो. - नोटिस

15 816 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

16 821 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

17 811 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

18 819 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

19 830 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस
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क्र. सं
प्रकरण 
सखं््यया स््थथान/मस््जजिद तहसील ज़िला नोटिस दिनांक तामील दिनांक खसरा नंबर स््थथिति दस््ततावेज़ वर््तमान स््थथिति

20 831 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

21 820 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

22 825 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

23 818 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

24 823 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

25 812 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

26 822 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

28 826 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

29 834 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

30 810 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

31 824 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

32 832 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

33 833 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

34 827 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

35 828 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

36 813 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

37 829 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

38 8 तमाची की गफन चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 119/26 - नोटिस

39 हजेम का तला  चोहटन बाड़मरे 20/11/2025 40 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

40 1 मौजा सेहलाऊ रामसर बाड़मरे 25/05/2026 25/05/2026 187/92 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

41 2 मौजा ससुावल का पार रामसर बाड़मरे 08/06/2026 08/06/2026 53 गैर ममुकिन - नोटिस

42 3 मौजा चाड़वा तख््तताबाद रामसर बाड़मरे 08/06/2026 08/06/2026 279/94 बा.सो. - नोटिस

43 670/2025 पांधी का पार रामसर बाड़मरे 24/11/2025 278/195 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

44 667/2025 मौजा विरद का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 53 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

45 6 मस््जजिद सलाम पनेला  गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 410/400 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

46 7 मस््जजिद पनेला इसाक का पाडा  गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 410/400 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

47 12 मस््जजिद कादरी दतेाणी गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 3080/3010 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

48 9 मस््जजिद हमीराणी गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 1296 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

49 8 मदरसा हमीदिया हमीराणी गडरारोड बाड़मरे 18/06/2026 1611/1362 खातदारी - नोटिस

50 15 बरसा मस््जजिद गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 1323 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

51 11 मस््जजिद ताज दतेाणी गडरारोड बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 2981/2525 गैर ममुकिन गोचर - नोटिस

52 814 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

53 815 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

54 817 मदरूप का पार रामसर बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 29 बा.सो. - नोटिस

55 4 हफीदाणियोों का तला  रामसर बाड़मरे 18/06/2026 836 बा.सो. - नोटिस

56 9 तमाची की गफन चोहटन बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 95/15 - - नोटिस

57 1
इमाम अली शाह दरगाह 

फागलिया 
सेड़दा बाड़मरे 11/06/2026 17/06/2026 640/308 - - नोटिस
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जैसलमेर मेें नोटिस प्राप्त धार््ममिक स्थल
क्र. 
सं

प्रकरण 
सखं््यया स््थथान/मस््जजिद तहसील ज़िला नोटिस 

दिनांक
तामील 
दिनांक

खसरा 
नंबर स््थथिति दस््ततावेज़ वर््तमान 

स््थथिति

1 जामा मस््जजिद बाहला मोहनगढ़ जैसलमरे 16/06/2026 17/06/2026 आवंटन - नोटिस

2 मस््जजिद सिकंदरी, बाहला  मोहनगढ़ जैसलमरे 16/06/2026 17/06/2026 आवंटन - नोटिस

3 मस््जजिद नाचना  नाचना जैसलमरे 16/06/2026 17/06/2026 सहकारी - नोटिस

4 121/26
मदरसा अल-ए -सनु््नत फेज़ -ए 

-लकियारी 
मोहनगढ़ जैसलमरे 09/06/2026 35/27

गैर ममुकिन 
आबादी

- नोटिस

5 1/2026
मदरसा अहले सनु््नत फैज़े 

गाउसलू हक सखर नहू मदरसा 
सम जैसलमरे 16/06/2026 81

6 4/2026 मदरसा मोलकी उकरालापार सम जैसलमरे 16/06/2026

7 3/2026
मदरसा अहले सनु््नत फैज़े 

रोज़े धणी 
सम जैसलमरे 17/06/2026

उपरोक्त सचूी के अनसुार:

	  कुल 71 प्रकरण सचूीबद्ध हैैं। 

	  इनमेें 63 प्रकरण बाड़मरे तथा 8 प्रकरण जैसलमरे जिले से संबंधित हैैं। 

	  बाड़मरे मेें 6 मस््जजिदेें शहीद की गई हैैं तथा जैसेलमरे मेें एक।

	  बाड़मरे मेें अधिकांश नोटिस 11 जनू 2026 को जारी किए गए जबकि उनकी वास््तविक तामील 17 जनू 2026 
को हुई। 

	  जैसलमरे के मामलोों मेें अधिकांश नोटिस 16 जनू 2026 के हैैं। शहीद की गई मालासर मस््जजिद को 26 जनू 
2025 को नोटिस दिया गया था। 

	  जैसलमरे के नोटिसोों मेें मस््जजिद/मदरसा की भमूि को भारत-पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर के दायरे मेें स््थथित 
होना बताया गया ह।ै

	  लगभग सभी नोटिसोों मेें वार््षषिक लगान का 50 गणुा तक जरु््ममाना लगाने की बात भी कही गई ह।ै

	  अनेक मामलोों मेें खातदारी, जमाबंदी, आवंटन अथवा अन््य राजस््व अभिलेखोों का भी उल््ललेख ह,ै जिससे यह 
स््पष्ट होता ह ैकि प्रत््ययेक प्रकरण के तथ््य समान नहीीं हैैं और प्रत््ययेक मामले का पथृक परीक्षण आवश््यक ह।ै

प्रतिनिधिमण््डल को यह भी बताया गया कि  मस््जजिदोों, मदरसोों, ईदगाहोों और मज़़ारोों को नोटिस जारी करने की 
प्रक्रिया अभी भी जारी ह ैतथा प्रभावित धार््ममिक स््थलोों की संख््यया लगातार बढ़ रही ह।ै नोटिसोों का सिलसिला जारी 
रहने के कारण यह एक विकसित होती हुई स््थथिति (ongoing process) ह,ै जिसके प्रभाव भविष््य मेें और व््ययापक 
हो सकते हैैं।
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नागरिक एवं मानवाधिकार संगठनोों, 
प्रमखु जनप्रतिनिधियोों, राजनीतिक 
दलोों एवं प्रशासनिक अधिकारियोों 

की प्रतिक्रियाएँ

1.	 प्रशासनिक अधिकारियोों का पक्ष

समाचार रिपोर्टटों के अनसुार बाड़मरे एवं जैसलमरे जिला प्रशासन ने कार््रवाई को केें द्र सरकार एवं गहृ मतं्रालय के 
निर्देशोों के अनरुूप चलाए जा  रह ेअतिक्रमण हटाओ अभियान तथा सीमा सरुक्षा उपायोों का हि स््ससा बताया ह।ै 
प्रशासन का कहना ह ैकि भारत-पाकिस््ततान अतंरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे मेें स््थथित कथित अवैध 
निर््ममाणोों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार््रवाई की जा रही ह।ै अधिकारियोों के अनसुार यह कार््रवाई किसी विशषे 
समदुाय के विरुद्ध नहीीं बल््ककि भमूि प्रबंधन, सीमा सरुक्षा तथा राजस््व काननूोों के अनपुालन से संबंधित ह।ै

प्रशासन का यह भी कहना ह ैकि जिन संरचनाओ ंके विरुद्ध कार््रवाई की गई, वे राजस््व अभिलेखोों मेें गोचर अथवा 
अन््य सरकारी भमूि पर स््थथित थी ीं तथा संबंधित पक्षषों को नोटिस जारी कि ए गए थ। प्रशासनिक अधिकारियोों ने 
सार््वजनिक रूप से यह दावा भी किया ह ैकि कार््रवाई केवल धार््ममिक स््थलोों तक सीमित नहीीं ह ैबल््ककि अन््य प्रकार 
के अतिक्रमणोों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा ह।ै

2.	 पूर््व मुख््यमत्री अशोक गहलोत का बयान

राजस््थथान के परू््व मखु््यमतं्री श्री अशोक गहलोत ने इन कार््रवाइयोों की आलोचना करते हुए कहा कि राजस््थथान के 
सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें स््वतत्रता प्राप्ति के समय से ही साम्पप्रदायिक सौहार््द और पारस््परिक सम््ममान की परंपरा रही ह।ै 
उन््होोंने कहा कि सीमा क्षेत्र के हिन््ददू और मसु््ललिम समदुाय एक-दसूरे के धार््ममिक स््थलोों का सम््ममान करते आए हैैं और 
1965 तथा 1971 के यदु्धधों के दौरान भी स््थथानीय जनता ने राष्ट्रीय सरुक्षा मेें महत््वपरू््ण योगदान दिया था।

श्री गहलोत ने आरोप लगाया कि केवल मस््जजिदोों और मदरसोों को निशाना बनाकर की जा रही कार््रवाई से क्षेत्र मेें 
तनाव और ध्रुवीकरण पैदा होने की आशकंा ह।ै उन््होोंने यह भी कहा कि अनेक धार््ममिक स््थल दशकोों परुाने हैैं तथा 
स््थथानीय हिन््ददू समदुायोों ने भी कई स््थथानोों पर इनके ध््वस््ततीकरण का विरोध किया ह।ै उनके अनसुार राष्ट्रीय सरुक्षा के 
नाम पर चयनात््मक कार््रवाई सामाजिक सौहार््द को नकुसान पहुचँा सकती ह।ै

3.	 कांग्रेस एवं अन््य विपक्षी नेताओ ंकी प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़़ी ने आरोप लगाया कि जिन धार््ममिक स््थलोों के विरुद्ध कार््रवाई की जा रही ह,ै उनमेें से 
कई को स््थथानीय लोग वैध और लंबे समय से अस््ततित््व मेें मानते हैैं। उन््होोंने प्रशासन से पारदर्शी जांच और निष््पक्ष 
प्रक्रिया अपनाने की मांग की।
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बाड़मरे क्षेत्र के सांसद उम््ममेदाराम बेनीवाल, परू््व मतं्री सालेह मोहम््मद तथा अन््य स््थथानीय विपक्षी नेताओ ंने भी 
कार््रवाई पर चितंा व््यक्त करते हुए कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्र की शांति और सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो सकता 
ह।ै उन््होोंने प्रशासन से संवाद, सत््ययापन और न््ययायिक परीक्षण की प्रक्रिया अपनाने की मांग की।

4.	 वक््फ बोर््ड एवं मुस््ललिम सगंठनोों की प्रतिक्रिया

राजस््थथान वक््फ बोर््ड के अध््यक्ष खान ूखान बधुवाली ने कहा कि सीमावर्ती जिलोों मेें मस््जजिदोों एवं वक््फ संपत्तियोों 
को जारी किए जा रह ेनोटिसोों और ध््वस््ततीकरण की घटनाओ ंको दखेते हुए सभी मस््जजिद प्रबंधन समितियोों को अपने 
दस््ततावेजोों का सत््ययापन कराना चाहिए तथा काननूी तयारी मजबतू करनी चाहिए। उन््होोंने आरोप लगाया कि कई 
मामलोों मेें वैध अभिलेखोों और वक््फ रिकॉर््ड की उपेक्षा की जा रही ह।ै

जमीयत उलेमा-ए-हिन््द ने इन कार््रवाइयोों को धार््ममिक स््वतत्रता और संवैधानिक अधिकारोों पर गंभीर आघात बताया 
ह।ै संगठन के प्रतिनिधिमण््डल ने प्रभावित क्षेत्ररों का दौरा कर कहा कि यदि सदियोों से अस््ततित््व मेें रह ेधार््ममिक स््थलोों 
को अचानक सरुक्षा खतरा बताया जा रहा ह ैतो यह न््ययाय एवं तर््क संगतता के सिद््धाांतोों के अनरुूप नहीीं प्रतीत होता। 
जमीयत ने यह भी आरोप लगाया कि ध््वस््ततीकरण की कार््रवाई सर्वोच््च न््ययायालय द्वारा निर््धधारित प्रक्रिया के विपरीत 
ह ैऔर इसकी न््ययायिक समीक्षा आवश््यक ह।ै

एपीसीआर तथा अन््य नागरिक अधिकार संगठनोों ने इन कार््रवाइयोों पर चितंा व््यक्त की ह।ै उनका कहना ह ैकि:

	  पर््ययाप्त नोटिस अवधि प्रदान की जानी चाहिए थी।

	  प्रभावित पक्षषों को प्रभावी सनुवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।

	  ऐतिहासिक एवं धार््ममिक महत््व वाले स््थलोों के मामले मेें विशषे संवेदनशीलता अपेक्षित ह।ै

कार््रवाई की प्रक्रिया पारदर्शी एवं गैर-भदेभावपरू््ण होनी चाहिए।
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प्रासंगिक विधिक एवं नीतिगत 
परिप्रेक्ष्य

1.	 राजस््थथान भू-राजस््व नियमोों का सदंर््भ

प्रतिनिधिमण््डल के संज्ञान मेें राजस््थथान सरकार की अधिसचूना Rajasthan Land Revenue (Conversion 
of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes in Rural Areas) Rules, 2007 आई, जो 
राजस््थथान भ-ूराजस््व अधिनियम, 1956 के अतंर््गत जारी की गई ह।ै इस संबंध मेें प्रशासन द्वारा  राष्ट्रीय सरुक्षा 
अधिनियम का भी हवाला दिया जा रहा ह।ै 

इन नियमोों मेें “Public Utility Purpose” की परिभाषा के अतंर््गत धर््मशाला, धार््ममिक स््थल, गौशाला, सार््वजनिक 
पार््क , वदृ्धाश्रम, अनाथालय आदि को शामिल किया गया ह।ै अर््थथात राज््य के भमूि राजस््व नियम धार््ममिक स््थलोों को 
एक मान््यता प्राप्त सार््वजनिक उपयोग (Public Utility Purpose) की श्रेणी मेें स््ववीकार करते हैैं।

नियमोों के अनसुार कृषि भमूि का उपयोग सार््वजनिक उपयोग, संस््थथागत उपयोग तथा अन््य गैर-कृषि प्रयोजनोों के 
लिए वैधानिक प्रक्रिया के माध््यम से किया जा सकता ह।ै

यह तथ््य महत््वपरू््ण ह ैक््योोंकि प्रभावित पक्षषों का कहना ह ैकि अनेक मस््जजिदेें और धार््ममिक स््थल वर्षषों अथवा दशकोों 
से अस््ततित््व मेें हैैं तथा प्रशासन द्वारा उनके राजस््व अभिलेखोों, भमूि की प्रकृति तथा संभावित वैधानिक स््थथिति की 
समचुित जांच किए बिना सीध ेध््वस््ततीकरण की कार््रवाई की गई।

2.	 उचित प्रक्रिया और सनुवाई का अधिकार

राजस््थथान भ-ूराजस््व अधिनियम की धारा 91 के अतंर््गत जारी नोटिसोों मेें संबंधित व््यक्तियोों को कारण बताने का 
अवसर प्रदान करने का प्रावधान ह।ै प्रतिनिधिमण््डल को प्राप्त शिकायतोों के अनसुार नोटिसोों पर अकंित तिथि और 
वास््तविक तामील की तिथि मेें महत््वपरू््ण अतंर था तथा प्रभावित पक्षषों को अपने दस््ततावेज प्रस््ततुत करने के लिए 
पर््ययाप्त समय नहीीं दिया गया।

यदि यह आरोप सही पाए जात हैैं तो यह प्राकृतिक न््ययाय (Natural Justice) के मलू सिद््धाांत — Audi Alteram 
Partem (दसूरे पक्ष को भी सनुा जाए) — के विपरीत माना जा सकता ह।ै

3.	 उच््चतम न््ययायालय के दिशा-निर्देश

माननीय सर्वोच््च न््ययायालय ने सार््वजनिक अथवा निजी भमूि पर स््थथित कथित अवैध निर््ममाणोों को हटाने के मामलोों 
मेें यह स््पष्ट किया ह ैकि विध््ववंस की कार््रवाई केवल विधिसम््मत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही की जा सकती 
ह।ै न््ययायालय ने इस बात पर बल दिया ह ैकि:
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	  प्रभावित पक्ष को पर््ययाप्त और प्रभावी नोटिस दिया जाए।

	  उसे अपना पक्ष रखने और दस््ततावेज प्रस््ततुत करने का वास््तविक अवसर मिले।

	  प्रशासन द्वारा पारित आदशे कारणयकु्त (Reasoned Order) हो।

	  विध््ववंस को दडंात््मक कार््रवाई या सामहूिक दडं के रूप मेें प्रयोग नहीीं किया जा सकता।

	  काननू के शासन (Rule of Law) और संविधान के अनचु््छछेद 14 तथा 21 के अनरुूप प्रक्रिया का पालन 
अनिवार््य ह।ै

सर्वोच््च न््ययायालय ने यह भी स््पष्ट किया ह ैकि किसी निर््ममाण को अवैध मान लेने मात्र से तत््ककाल ध््वस््ततीकरण उचित 
नहीीं हो जाता; संबंधित व््यक्ति को काननूी उपचार और अपील का अवसर उपलब््ध कराया जाना चाहिए।

4.	 वर््तमान मामले पर प्रारम््भभिक अवलोकन

प्रतिनिधिमण््डल के समक्ष प्रस््ततुत तथ््योों से प्रथम दृष्टया यह प्रश्न उत््पन््न होता ह ैकि:

	  क््यया प्रभावित पक्षषों को वास््तव मेें पर््ययाप्त नोटिस अवधि प्रदान की गई?

	  क््यया उनके लिखित उत्तर स््ववीकार किए गए?

	  क््यया सभी मामलोों मेें कारणयकु्त आदशे पारित किए गए?

	  क््यया वैकल््पपिक काननूी उपचार का अवसर उपलब््ध कराया गया?

	  क््यया कार््रवाई सभी समदुायोों पर समान रूप से लाग ूकी गई?

इन प्रश्ननों के उत्तर प्राप्त किए बिना ध््वस््ततीकरण की कार््रवाई की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न बने रहते हैैं।

5.	 नोटिसोों से उत््पन््न विधिक प्रश्न

प्रतिनिधिमण््डल के समक्ष उपलब््ध मलू नोटिसोों के अध््ययन से निम््न विधिक प्रश्न उभरते हैैं—

	  क््यया वास््तविक सेवा (service of notice) और नोटिस पर अकंित तिथि के बीच छह दिन का अतंर प्राकृतिक 
न््ययाय के अनरुूप ह?ै 

	  क््यया एक दिन से भी कम समय दनेा “उचित अवसर” (Reasonable Opportunity) माना जा सकता ह?ै 

	  क््यया नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ने संबंधित धार््ममिक स््थलोों के ऐतिहासिक अस््ततित््व, वक््फ अभिलेखोों 
अथवा अन््य राजस््व रिकॉर््ड का परीक्षण किया? 

	  क््यया कारण बताने का अवसर वास््तविक था अथवा केवल औपचारिक? 

इन प्रश्ननों की निष््पक्ष न््ययायिक समीक्षा आवश््यक प्रतीत होती ह।ै
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रिपोर््ट की प्रकृति को दखेते हुए यह अनभुाग तथ््ययात््मक, संतलुित और विधिक होना चाहिए। इसका उद्देश््य यह स््पष्ट 
करना होना चाहिए कि राष्ट्रीय सरुक्षा और नागरिक अधिकार परस््पर विरोधी नहीीं, बल््ककि परूक हैैं। निम््नलिखित 
अनभुाग रिपोर््ट मेें उपयकु्त रहगेा:

 राष्ट् रीय सरुक्षा, सीमा क्षेत्र एवं विधिसम्मत प्रक्रिया
फैक््ट-फाइडंिंग प्रतिनिधिमण््डल य ह स््पष्ट रूप से स््ववीकार करता  ह ैकि भा  रत की राष्ट्रीय  सरुक्षा, अतंरराष्ट्रीय 
सीमाओ ंकी रक्षा तथा दशे की संप्रभतुा एवं अखडंता की सरुक्षा सर्वोच््च राष्ट्रीय दायित््व ह।ै सीमा सरुक्षा बल 
(BSF), भारतीय सशस्त्र बल, राज््य पलुिस तथा अन््य सरुक्षा एजेेंसिया संविधान और विधि के अनरुूप इस दायित््व 
का निर््वहन करती हैैं। सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें रहने वाले नागरिकोों का भी यह कर््तव््य ह ैकि वे सरुक्षा एजेेंसियोों के साथ 
सहयोग करेें तथा किसी भी संदिग््ध गतिविधि की सचूना संबंधित अधिकारियोों को देें।

प्रतिनिधिमण््डल के संज्ञान मेें यह तथ््य भी आया कि सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें चल रही प्रशासनिक कार््रवाइयोों को अनेक 
स््थथानोों पर राष्ट्रीय सरुक्षा और सीमा प्रबंधन से जोड़कर दखेा जा रहा ह।ै इस संदर््भ मेें यह उल््ललेखनीय ह ैकि केें द्र 
सरकार द्वारा सीमा सरुक्षा बल अधिनियम, 1968 (Border Security Force Act, 1968) के अतंर््गत जारी 
अधिसचूना के अनसुार राजस््थथान मेें अतंरराष्ट्रीय सीमा से 50 कि लोमीटर तक के क्षेत्र मेें सीमा सरुक्षा बल को 
कुछ केें द्रीय अधिनियमोों के अतंर््गत तलाशी (Search), गिरफ््ततारी (Arrest) तथा जब््तती (Seizure) जैसी सीमित 
शक्तिया प्रदान की गई हैैं। इन शक्तियोों का उद्देश््य मखु््यतः सीमा पार से होने वाली घसुपैठ, तस््करी, नकली मदु्रा, 
अवैध हथियारोों तथा अन््य सीमा-संबंधी अपराधोों की रोकथाम करना ह।ै

हालाँकि, यह अधिसचूना सीमा सरुक्षा बल को भमूि विवादोों के निस््ततारण, राजस््व प्रशासन, निर््ममाण संबंधी निर््णय, 
धार््ममिक स््थलोों के ध््वस््ततीकरण अथवा  सामान््य नागरिक प्रशासन के अधिकार प्रदान नहीीं करती। ऐसे विषय 
सामान््यतः राज््य सरकार, राजस््व अधिकारियोों तथा अन््य सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारियोों के अधिकार क्षेत्र मेें आते 
हैैं और उन पर कार््रवाई करते समय संविधान, लाग ूविधियोों, प्राकृतिक न््ययाय के सिद््धाांतोों तथा न््ययायालयोों के निर्देशोों 
का पालन अनिवार््य ह।ै

प्रतिनिधिमण््डल का मत ह ैकि यदि राष्ट्रीय सरुक्षा अथवा सीमा प्रबंधन के कारण किसी धार््ममिक स््थल, सार््वजनिक 
निर््ममाण अथवा अन््य संपत्ति के संबंध मेें प्रशासनिक कार््रवाई आवश््यक समझी जाती ह,ै तब भी ऐसी कार््रवाई केवल 
विधिसम््मत प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जानी चाहिए। प्रभावित पक्ष को पर््ययाप्त परू््व सचूना, अपना पक्ष रखने 
का वास््तविक अवसर तथा उपलब््ध न््ययायिक उपचारोों का उपयोग करने का समय प्रदान किया जाना विधि के शासन 
(Rule of Law) का मलू तत््व ह।ै

प्रतिनिधिमण््डल यह पनुः स््पष्ट करता ह ैकि राष्ट्रीय सरुक्षा और नागरिकोों के संवैधानिक अधिकार परस््पर विरोधी 
नहीीं हैैं। सीमा क्षेत्ररों की सरुक्षा सनुिश्चित करना जितना आवश््यक ह,ै उतना ही आवश््यक ह ैकि प्रत््ययेक प्रशासनिक 
कार््रवाई संविधान के अनचु््छछेद 14, 21, 25 एवं 26, प्राकृतिक न््ययाय के सिद््धाांतोों तथा माननीय सर्वोच््च न््ययायालय 
द्वारा निर््धधारित विधिक प्रक्रिया के अनरुूप हो। यही संतलुन सरुक्षा एजेेंसियोों के प्रति जनविश्वास को सदुृढ़ करता ह ै
और लोकतात्रिक शासन व््यवस््थथा की आधारशिला को भी मजबतू बनाता ह।ै
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प्रारम्भिक निष्कर््ष

फैक््ट-फाइडंिंग के दौरान प्राप्त सामग्री और उपलब््ध सार््वजनिक सचूनाओ ंके आधार पर निम््न प्रारम््भभिक निष््कर््ष 
सामने आते हैैं:

	  बड़़ी संख््यया मेें धार््ममिक स््थलोों को अत््यल््प अवधि वाले नोटिस जारी किए गए हैैं।

	  अनेक मामलोों मेें नोटिसोों की तामील और उत्तर प्रस््ततुत करने की अतंिम तिथि के बीच पर््ययाप्त समय नहीीं था।

	  प्रभावित पक्षषों का यह आरोप गंभीर ह ैकि उन््हेें वास््तविक सनुवाई का अवसर नहीीं दिया गया।

	  कार््रवाई की चयनात््मकता को लेकर स््थथानीय स््तर पर व््ययापक प्रश्न उठ रह ेहैैं।

	  प्रशासन द्वारा  राष्ट्रीय सरुक्षा  एवं अतिक्रमण हटाने का तर््क    प्रस््ततुत किया   गया  ह,ै कि न््ततु  इसके साथ-साथ 
विधिसम््मत प्रक्रिया का पालन भी समान रूप से आवश््यक ह।ै

	  वर््तमान परिस््थथितियोों मेें न््ययायिक परीक्षण एवं स््वतत्र जांच की आवश््यकता प्रतीत होती ह।ै

	  प्रतिनिधिमण््डल को प्राप्त मलू नोटिसोों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता ह ैकि नोटिसोों की तिथि और उनकी वास््तविक 
तामील के बीच उल््ललेखनीय अतंर था, जि सके कारण प्रभावित पक्षषों को प्रभावी सनुवाई का अवसर नहीीं 
मिल सका।

	  नोटिसोों की भाषा, समय-सीमा तथा   प्रक्रिया से य ह प्रश्न उत््पन््न  होता  ह ैकि  क््यया सर्वोच््च  न््ययायालय द्वारा 
निर््धधारित उचित प्रक्रिया (Due Process) का समचुित पालन किया गया।

	  प्रतिनिधिमण््डल को प्राप्त प्रकरणवार अभिलेखोों से यह स््पष्ट ह ैकि कार््रवाई सीमित या पथृक घटना नहीीं बल््ककि 
अनेक तहसीलोों मेें फैला एक व््ययापक प्रशासनिक अभियान ह,ै जि सके अतंर््गत बड़़ी संख््यया मेें मस््जजिदोों एवं 
धार््ममिक संस््थथानोों को नोटिस जारी किए गए हैैं। प्रत््ययेक प्रकरण की राजस््व स््थथिति अलग होने के कारण सभी 
मामलोों का स््वतत्र परीक्षण आवश््यक ह।ै

प्रतिनिधिमण््डल का मत ह ैकि सीमा सरुक्षा और भमूि प्रबंधन राज््य के वैध उद्देश््य हो सकते हैैं, किन््ततु ऐसे उद्देश््योों की 
परू््तति भी संविधान, प्राकृतिक न््ययाय के सिद््धाांतोों तथा माननीय सर्वोच््च न््ययायालय द्वारा निर््धधारित प्रक्रिया के अनरुूप 
ही की जानी चाहिए। विधिसम््मत प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई कोई भी कार््रवाई न केवल प्रभावित नागरिकोों 
के अधिकारोों को प्रभावित करती ह ैबल््ककि प्रशासनिक निष््पक्षता और काननू के शासन के प्रति जनविश्वास को भी 
कमजोर करती ह।ै



23

अनशंुसाएँ

एपीसीआर राजस््थथान निम््न अनशुसंाए ँप्रस््ततुत करता ह:ै

1.	 सभी प्रस््ततावित ध््वस््ततीकरण कार््रवाइयोों पर तत््ककाल रोक लगाई जाए जब तक कि प्रभावित पक्षषों को उचित 
सनुवाई का अवसर न मिल जाए।

2.	 प्रत््ययेक मामले मेें नोटिस, भमूि अभिलेख एवं प्रशासनिक आदशे सार््वजनिक किए जाए।ँ

3.	 माननीय उच््च न््ययायालय की निगरानी मेें एक स््वतत्र न््ययायिक अथवा अर््ध-न््ययायिक जांच कराई जाए।

4.	 कार््रवाई की चयन प्रक्रिया का परीक्षण किया जाए ताकि किसी प्रकार के भदेभाव की आशकंा समाप्त हो सके।

5.	 ऐतिहासिक, धार््ममिक एवं सांस््ककृति क महत््व के स््थलोों के संबंध मेें विशषे प्रक्रिया अपनाई जाए।

6.	 राज््य सरकार यह सनुिश्चित करे कि सीमा सरुक्षा संबंधी आवश््यकताओ ंऔर नागरिकोों के संवैधानिक अधिकारोों 
के बीच संतलुन बना रह।े

7.	 राज््य सरकार सीमावर्ती जिलोों मेें धार््ममिक स््थलोों के संबंध मेें चलाए जा रह ेअभियान की स््वतत्र समीक्षा कराए 
तथा यह सनुिश्चित करे कि किसी भी समदुाय के साथ चयनात््मक व््यवहार न हो।

8.	 धार््ममिक स््थलोों से संबंधित मामलोों मेें कार््रवाई से परू््व संबंधित समदुाय, वक््फ बोर््ड, स््थथानीय नि कायोों तथा 
प्रशासन के बीच संवाद स््थथापित किया जाए।

9.	 यदि किसी धार््ममिक स््थल का स््थथानांतरण अपरिहार््य हो तो सर्वोच््च न््ययायालय के निर्देशोों, प्राकृतिक न््ययाय के 
सिद््धाांतोों तथा समदुाय की सहमति एवं सम््ममानजनक पनुर््ववास की प्रक्रिया का पालन किया जाए।
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आगे की कार््रवाई

एपीसीआर राजस््थथान ने प्रभावित पक्षषों को क़ाननूी सहायता उपलब््ध कराने का निर््णय लिया   ह।ै जोधपरु उच््च 
न््ययायालय मेें रिट याचिकाए ँदायर की गई हैैं जिनका विवरण नीच ेह।ै पहली सनुवाई की तारीख़ 3 जलुाई 2026 थी 
जिसमेें आगे की तारीख़ दी गई ह।ै प्रतिनिधिमण््डल ने स््थथानीय नागरिकोों से शांति बनाए रखने, क़ाननू सम््मत उपाय 
अपनाने तथा अपने अधिकारोों की रक्षा हते ुसंवैधानिक और न््ययायिक प्रक्रियाओ ंका सहारा लेने की अपील की।

APCR राजस््थथान द्वारा जोधपुर उच््च न््ययायालय मे अब तक दायर याचिकाए:ं 

क्र. स.ं रिट स.ं द्वारा
1 13277/2026 Ahmed
2 13437/2026 Madrsa Hamidiya
3 13453/2026 Aradeen
4 13479/2026 Hasan Khan
5 13480/2026 Pira
6 13493/2026 Ali Khan
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APCR राजस्थान द्वारा जोधपरु उच्च 
न्यायालय मेें अब तक दायर याचिकाएं

APCR राजस््थथान द्वारा जोधपरु उच््च न््ययायालय मेें पीड़ितोों की ओर से याचिकाए ंदायर की गई।ं इन याचिकाओ ं
मेें APCR के दो अधिवक्ता एडवोकेट उस््ममान ग़नी और एडवोकेट मसंरू अहमद सिद्दीक़ी और सहयोगी अधिवक्ता 
नि:शलु््क पैरवी कर रह ेहैैं।

APCR राजस््थथान द्वारा जोधपरु उच््च न््ययायालय मेें अब तक दायर याचिकाए:ं

क्र. स.ं रिट स.ं द्वारा

1.        13277/2026 अहमद, अकबर, जान,ू आइब, कमरदीन, शरेा

2.        13437/2026 मदरसा हमीदिया, हमीराणी

3.        13453/2026 अरादीन

4. 13479/2026 हसम ख़़ान

5.        13480/2026 पीरा

6.        13493/2026 अली ख़़ान

7.        13614/2026 मदरसा सिबग़तलु इस््ललाम, फ़़ै ज़-ए-सैय््यद पीर पीरान उकरालापार

8.        13631/2026 मदरसा अहल-ए-सनु््नत, फ़़ै ज़-ए-गौसलु हक़, सखर नहू

9.        13633/2026 मदरसा अहल-ए-सनु््नत, फ़़ै ज़-ए-गौसलु हक़, सखर नहू

10.    13311/2026 जमनशाह

11.    14305/2026 मस््जजिद मीरा ख़़ान की ढाणी, पाबसूरी

12.    14268/2026 मस््जजिद पनेला इसहाक का पाड़़ा

13.    14182/2026 हकीम ख़़ान

14.    14172/2026 अकबर

15.    14144/2026 मस््जजिद क़़ादरी, दतेाणी

16.    14058/2026 अमीर अली

17.    14024/2026 शौकत

18.    14006/2026 मस््जजिद ताज, दतेाणी

19.    13450/2026 सोबदार
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अनलुग्नक

1.	 मालासर, जैसेलमरे मेें शहीद की गई मस््जजिद

नोट: प्रभावितोों को प्राप्त नोटिसोों की प्रतियां, फ़ोटो तथा अन््य जरूरी दस््ततावेज़ोों की प्रतियां संलग््न हैैं।
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2.	 अन््य मस््जजिदेें
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3.	 एपीसीआर प्रतिनिधि मण््डल
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4.	 दिल््लली मेें प्रेस कॉन्फफ्ररें स 
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मारूफ़ खान का बयान

(मालाणा मस्जिद के ज़़िम्मेदार)

मरेा नाम मारूफ खान ह ेऔर मेें इस मस््जजिद (मालाणा) का जिम््ममेदार हू ं

मझु ेप्रशासन का फोन आया तो मैैंने कहा कि जो भी आपको सही लगे वो आप करिए मझु ेकहा गया कि हम मस््जजिद 
को तोड़ेंगे तो हमने कहा कि जो आपको सही लगे वो करिए हमारे मस््जजिद के जिम््ममेदार और गांव के और लोग भी 
खड़़े थ उनको मनेै बोल दिया कि प्रशासन जो करे वो इनको करने दीजिए

नोटिस दिया गया कि और कहा गया कि ये गोचर भमूि ह ै

मस््जजिद के साथ मदरसा भी ह ेजो कि मदरसा बोर््ड से पंजीकृत ह ै 

ये मस््जजिद मलाणा गांव की मस््जजिद ह ेऔर बॉर््डर यहां से एक से डड किलोमीटर दरू है

संदर््भ स्रोत 
1.	 https://youtu.be/o9QiWqV4c-g?si=OekoA2AfNFAtTGc4

2.	 https://youtu.be/RqRkDOwNSHI?si=n_C8aBeIow48eTKt

3.	 https://youtu.be/B5GCICfFmEE?si=-BSTdsKdoKFVLP9h

जारीकर््तता:  
एसोसिएशन फ़़ॉर प्रोटक््शन ऑफ़ सिविल राइट्स,  

राजस््थथान चैप््टर





Price: ₹ 70/-
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